भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या   *292
जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।
.....
नदियों को परस्‍पर जोड़ा जाना 
*292.  श्री दर्शन सिंह  यादव :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:
(क)
नदियों को परस्‍पर जोड़े जाने की प्रस्‍तावित  योजना की वर्तमान स्थिति क्‍या है और इसके परिणामस्‍वरूप क्‍या लाभ होने की संभावना है ; 
(ख) 
क्‍या सरकार को विभिन्‍न राज्‍यों की ओर से कुछ नदियों को एक-दूसरे से और परस्‍पर जोड़े जाने की प्रस्‍तावित  योजना के हिस्‍से के रूप में शामिल करने के संबंध में प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं और यदि हां, तो तत्‍संबंधी राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है;  और 
(ग)
क्‍या कुछ राज्‍यों ने नदियों की परस्‍पर जोड़े जाने वाली प्रस्‍तावित परियोजनाओं पर आपत्तियां व्‍यक्‍त की हैं, और यदि हां,  तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्‍या उपाय किए गए हैं ? 
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
 (क) से (ग)
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
नदियों को परस्‍पर जोड़े जाने के विषय में दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *292 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) संबंधित राज्‍यों की सहमति के आधार पर, राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत पहचान किए गए 30 अंतर्राज्‍यीय सम्‍पर्कों में से  केन्‍द्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्‍ल्‍यूडीए) ने विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के उद्देश्‍य से तीन सम्‍पर्कों नामत: केन-बेतवा सम्‍पर्क, दमनगंगा- पिंजाल सम्‍पर्क और पार-तापी-नर्मदा सम्‍पर्क पर कार्य शुरू किया है। एनडब्‍ल्‍यूडीए ने केन-बेतवा सम्‍पर्क परियोजना और दमनगंगा-पिंजाल सम्‍पर्क की डीपीआर पूरी करके संबंधित राज्‍यों को भेज दी हैं । पार-तापी-नर्मदा सम्‍पर्क की डीपीआर पूरी होने के विभिन्‍न चरणों में है। इसके अतिरिक्‍त माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 27.02.2012 के अपने आदेश में अन्‍य बातों के साथ-साथ केन-बेतवा सम्‍पर्क परियोजना का तुरंत कार्यान्‍वयन करने का निर्देश दिया है।

बाढ़ न्‍यूनीकरण, नौवहत, पेयजलापूर्ति, मत्‍स्‍य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसे प्रासंगिक लाभों के अलावा एनपीपी के अंतर्गत लगभग 35 मिलियन हेक्‍टेयर अतिरिक्‍त सिंचाई क्षमता और 34000 मेगावाट जल विद्युत उत्‍पादन के संभावित लाभ की परिकल्‍पना है।
(ख) एनडब्‍ल्‍यूडीए को 9 राज्‍यों से प्राप्‍त 46 अन्‍त: राज्‍यीय सम्‍पर्कों में से बिहार के बूढ़ी गंडक-नोन-बया-गंगा सम्‍पर्क, कोसी-मेची सम्‍पर्क, तमिलनाडु के पोन्‍नयर-पालार सम्‍पर्क महाराष्‍ट्र के बेनगंगा-नलगंगा सम्‍पर्क और झारखंड के बाराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा सम्‍पर्क पर एनडब्‍ल्‍यूडीए ने संबंधित राज्‍य सरकारों के आग्रह पर डीपीआर तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। दो अन्‍त:राज्‍यीय सम्‍पर्कों अर्थात बूढ़ी गंड-नोन-बया-गंगा सम्‍पर्क परियोजना और कोसी-मेची सम्‍पर्क परियोजना की डीपीआर पूरी हो चुकी हैं और बिहार सरकार को क्रमश: दिसम्‍बर, 2013 और मार्च, 2014 को भेज दी गई हैं।
(ग) नदियों को परस्‍पर जोड़ने की प्रस्‍तावित परियोजनाओं की साध्‍यता रिपोर्ट (एफआर)/डीपीआर शुरू करने के लिए संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-I में दिया गया है। अधिशेष जल में हिस्‍सेदारी और एनडब्‍ल्‍यूडीए द्वारा डीपीआर तैयार करने हेतु सम्‍पर्कों पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने अध्‍यक्ष, केन्‍द्रीय जल आयोग की अध्‍यक्षता और संबंधित राज्‍यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिवों के प्रतिनिधित्‍व में सहमति समूह गठित किया है। इसके अतिरिक्‍त, एनडब्‍ल्‍यूडीए के शासी निकाय और  सोसाइटी की बैठकों में भी अन्‍तर-राज्‍यीय सम्‍पर्कों के मुद्दों पर नियमित चर्चा की जाती है।
अनुलग्‍नक- I

‘’नदियों को परस्‍पर जोड़े जाने’’ के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *292 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक-I
विभिन्‍न राज्‍य सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का सम्‍पर्कवार ब्‍यौरा
	क्र. सं.
	सम्‍पर्क परियोजना का नाम
	संबंधित राज्‍य
	उठाई गई आपत्तियां

	1
	पम्‍बा- अच्‍चनकोविल- वैप्‍पार सम्‍पर्क
	तमिलनाडु और केरल
	केरल विधानसभा ने सम्‍पर्क परियोजना के विरूद्ध एक संकल्‍प पारित किया है (2003)।

	2
	पार्वती-कालीसिंध-चम्‍बल सम्‍पर्क
	मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान
	मध्‍य प्रदेश सरकार इस सम्‍पर्क परियोजना के स्‍थान पर अंत: राज्‍य सम्‍पर्कों का कार्यान्‍वयन करना चाहती है1

	3
	महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी सम्‍पर्क
	ओडिशा
	ओडिशा सरकार मणिभद्रा बांध/जलाशय के आस-पास के क्षेत्र के अत्‍यधिक जलभराव होने के कारण इस सम्‍पर्क परियोजना से सहमत नहीं हैं और वैकल्पिक डायवर्जन प्‍वांइट चाहती है।

	4
	नेत्रावती-हेमावती सम्‍पर्क
	कर्णाटक और तमिलनाडु
	कर्णाटक सरकार नेत्रावती के जल का उपयोग अपनी स्‍वयं की योजना के अनुसार करना चाहती है।
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